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सं . मो.वि./एफ़.डी./ 61-85 / 34863. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि होस्टोमाबर हिटमैट हुदरा 
सैक्टर -16, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री शंकर दयाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इमल बाद निग्विन मामले में कोई औद्योगिक 
विवाद है । 

और पकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझने है : 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) हारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिनचना म . 5415-3- श्रम- 68/15254,दिनांक 20 जून , 
1988 के साथ पढ़ हुए अधिसूचना म. 114 95 - जो. - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उन्न अधिसूचना की धारा 
7 के अधीन गठिन अपनायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या रससे सूमंगत या उससे सम्बन्धित नीचें लिखा मामला न्यायनिय एंव 
एनाटतो- मास में है के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उम प्रन्धकों तथा श्रमिक के बीच या नो विवादग्रस्त मानना है या चित्राः मे 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 
क्या श्री शंकर दयाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नही, तो वह किस गहन मा हकदार है ? 

दिनांक 28 अगस्त , 1985 
सं . प्रो.वि./अम्बाला /101-85/ 34969.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राप है कि आफिसर : चार्ज. मैदलसंयल 
एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च सेन्टर, सैक्टर-21, चंडीगढ़ , ( 2) सीनियर टकनीकल असिस्टंटा 
सैन्द्रल , मोयल एंड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट , रिसर्च फार्म, मन्मा देवी. गो ० प्रा ० मनीमाजरा. जिला 
मप्वाला, के श्रमिक श्री राम रतन तथा उसके प्रबन्धक के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करन वांछनीय समझते हैं : 

इसलिए, अन, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1942 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना में 3144 )- 8-4-3-9-. दिनांक 15 अप्रैल, 
1984 द्वारा उ अधिनियम की धारा 7 के अर्धन गठिन श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उममे धिन नावे लिखा 
मामना न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रान मामना है, या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है । 

क्या श्री राम रतन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किम गइन का हकदार है ? 

सं प्रो वि.अम्बाला / 107-85/ 34976. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की गये है कि आफिसर इन्चार्ज सैन्ट्रल मोयन्न 
एइ गाटर करवे गत रिसर्च एड नग़ इन्सटीच्यूट रिसर्च सेंटर, सैक्टर-27, चंडीगढ़ , ( 2) सीनीयर टेक्नीकल अगिमट, 
संटर मोनएंटर कजरवेशन, रिसर्च एंड टनिंग इन्सटीन्यूट , रिसर्च फार्म मन्मा देवी, पी ० ओ ० मनीमाजरा जि ला अम्बाला 
के श्रमिक श्री छदो लाल नया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमे इसके बाद लिखित मामले मे कोई औद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए . हरियाणा के राज्यपल उसके द्वारा सरकारी अधिम्बना मं. 3{ 44) 84- 3- अम , दिनांक 18 अप्रैल, 
1984 द्वारा उक अधिसूचना को धार के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उसमे पसंगत या उससे संबंधित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय गंव पंचाट तीन मास में देने के लिए निर्दिष्ट करने में कोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बंच या 
तो बिवादग्रस्न मामला है या विवाद में ससगत अश्वा मंबंधिन मामला है : 
क्या श्री छेदी लाल की सेवायों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं. नो वह क्रिस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 29 अगस्त , 19२८ 
स . मोनि०. रोहता 54-85, 35225 --- चूंकि हरियाणा के राज्यपान की राय है कि मैं इफको, म ० सी में... 43. 
• 4. संवटर 8- मो , चाडीगढ़, ( 2 ) मै . इण्डयन फेरमरज फरटोलाईजर कोप . लि . , बेहली के प्रमिक श्री सुरेन्द्र सिंह तथा उसके प्रबन्धकों 
के बीर इममें इसके बाद लिखित मामले में कई प्रौद्योगिक विवाद है : 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपान्न विवाद को न्यामनिर्णय हे निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते है ; 

इसलिए. अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयाग करते हाग , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना मं 0 1641-1 - श्रम-78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
197 ". ओ माय गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहनक , को विवादग्रस्त या समसे सुमंगन या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय व पंचाट तीन माल में देने के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धको या 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : 

क्य : श्री सुरेन्द्र सिंह की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि . नहीं, तो वह किस राहत मा हकदार है ? 
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